2794 


HARYANA GOVT GAZ., OCT. 14 , 1986 (ASVN . 22 , 1908 SAKA ) 


[ PART I 


- 


जिला 


की धारा 


a 


सं ० प्रो ० वि ०/ एफ ० डी ०/ 165-86/ 36 11 8.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं ० गोयल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन , 
14/5, मथुरा रोड, प.सदाबाद, के अमिक श्री डोमन सिंह, पुत्र श्री गजाधर सिंह गांव सदंवा थाना डगुरा बडायही जिला गया (बिहार ) 
तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रोद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करता वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3 - श्रम- 68/15254 , दिनांक 
20 जून , 1978 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11195- जी -श्रम -57/ 112-15, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम 
की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है 
या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है : -- 

क्या श्री डोना सिंह को सेव प्रों के समान न्यायोविस तथा ठीक है ? यदि नहों , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० प्रो ० वि ० /एफ.० डी ०/ 103-86/ 36 1 25. --चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० जयहिन्द इन्वेस्टमैट 
प्रा . लि ०, प्लाट नं 0 135, सैक्टर-24, फरीदाबाद, के अमिक श्री अब्दुल खां , पुत्र श्री सलामत खां , गांव व डा ० मदनसाठ , 
छपरा ( बिहार) तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 
इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 

10 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( ग ) द्वारा प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 541 5-3- श्रम -68/ 15254, 
दिनांक 20 जून , 1978 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं 0 1149 5 - जी - श्रम/ 57/ 11245 दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा 
उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे 
लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो 
विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री अब्दुल खां की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं . प्रो. वि . एफ.डी./144-86/ 36183.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मैं. इसको पाटो प्रा ० लि ०, लिंक रोड़ , 
राजेन्द्र का लोनी, पुराना फरोदाव इ, के अनिक श्री विनाच न मार्फत महा सवित्र, इन्टक जिला परिषद् 1-2/ 119 एन. अाई. 
टी ., फरीदाबाद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इस में इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है । 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करता बांछनीय समझते है । 

इसलिये अब , प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 541 5-3-97 63 15254 दिनांक 20 जून , 1973 के साथ 
पड़ते हुए अधिसूचना सं. 11 195- जी -श्रम -57/ 112 15 दिनांक 7 फरवरी , 1958 वारा उस अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठिन 
श्रम न्यायालय , फरीदाबाद को विवादग्रस्त पा उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिबा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने 
हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है । 
क्या श्री विनध्याचल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

दिनांक 1 अक्तूबर , 1986 
सं ० प्रो ० वि ०[ यमुना / 135-86/ 3 6435. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय कि मै० छाबड़ा मैटल इण्डस्ट्रीज, 
मनोहर नगर , जगाधरी ( अम्बाला), के श्रमिक श्री अमर नाथ , पुत्र श्री तेलू राम , माईत डा ० सुरेन्द्र कुमार शर्मा, मैटल वर्कस 
यूनियन धर्मशाला, ब्राह्मण रेलवे रोड़, जगाधरी तथा उसके प्रवन्धकों के बीच इस में इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक 
विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये , अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3( 41) 8-4-3- श्रम दिनांक 
18 अप्रैल, 1934 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला , को विवादग्रस्त या उससे 
सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक 
के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री अमर नाथ की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


, 


